
  
  

राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25

चर्चा में क्यों?
राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये अपनी आर्थिक समीक्षा विधानसभा में प्रस्तुत की, जिसमें राज्य की आर्थिक स्थिति, विकास दर तथा
विभिन्न योजनाओं एवं आकंड़ों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य बिंदु 
समावेशी विकास के लिये दस संकल्प

संशोधित बजट 2024-25 में “सबका साथ, सबका विकास-सभी के लिये समावेशी विकास” के सिद्धांतों पर आधारित समावेशी विकास के
लक्ष्य प्रस्तुत किये गए हैं।
इस सिद्धांत की परिकल्पना “अमृत कालखंड – विकसित राजस्थान @2047” के तहत पाँच वर्षीय कार्ययोजना के रूप में की गई है। 
इस कार्ययोजना में राज्य में लागू किये जाने वाले 10 संकल्प शामिल हैं।
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350 बिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था
राजस्थान का लक्ष्य वर्ष 2029 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करना है। 
इसके लिये कृषि गतिविधियों में तकनीकी नवाचार, औद्योगिक उत्पादन का विस्तार, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश और समृद्ध सांस्कृतिक
विरासत का उपयोग करके पर्यटन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

राजस्थान अर्थव्यवस्था एक नज़र में
प्रचलित कीमतों पर GSDP वर्ष 2024-25 में ₹17.04 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो वर्ष 2023-24 में ₹15.22 लाख करोड़ से
12.02 प्रतिशत की वृद्धि को दर दर्शाता है। 
स्थिर (2011-12) कीमतों पर GSDP वर्ष 2023-24 में ₹8.41 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹9.06 लाख करोड़ तक
पहुँचने का अनुमान है, जो 7.82 प्रतिशत की वृद्धि दर को दर्शाता है।
प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2024-25 के लिये कृषि क्षेत्र जिसमें फसलें, पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी शामिल हैं, जिसका GSVA
में 26.92 प्रतिशत योगदान है।
औद्योगिक क्षेत्र में खनन, विनिर्माण, बिजली, गैस, जलापूर्ति और निर्माण शामिल हैं, जिसका GSVA में योगदान 27.16 प्रतिशत का
योगदान है।
सेवा क्षेत्र जिसमें परिवहन, भंडारण और संचार, वित्तीय सेवाएँ, वास्तविक स्थिति, व्यवसाय सेवाएँ, सार्वजनिक प्रशासन और अन्य सेवाएँ
शामिल हैं, जिसका GSVA में 45.92 प्रतिशत के साथ सबसे बड़ा योगदान है।
प्रति व्यक्ति आय, जो वर्ष 2024-25 में प्रचलित कीमतों पर गत वर्ष से 11.04 प्रतिशत बढ़कर ₹1,85,053 और स्थिर (2011-12)
कीमतों पर 6.88 प्रतिशत बढ़कर ₹96,638 होने का अनुमान है।
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कृषि विकास एवं किसान कल्याण
वर्ष 2024-25 में राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्द्धन (GSVA) में 26.92 प्रतिशत का योगदान करती हैं। प्रचलित कीमतों पर वर्ष
2011-12 में GSVA ₹1.19 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹4.23 लाख करोड़ हो गया है।
वर्ष 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य में खाद्यान्न (अनाज एवं दालें) का कुल उत्पादन 267.67 लाख मीट्रिक टन होने
की संभावना है, जो गत वर्ष की तुलना में 10.67 प्रतिशत अधिक है।
तिलहन का उत्पादन वर्ष 2024-25 में 96.17 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2023-24 के 101.22 लाख मीट्रिक
टन की तुलना में 4.99 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है।
गन्ने का उत्पादन वर्ष 2023-24 के 3.63 लाख मीट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2024-25 में 4.40 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना
है, जो कि 21.21 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। 
वर्ष 2024-25 में कपास का उत्पादन 18.45 लाख गाठें उत्पादित होने की संभावना है, जबकि वर्ष 2023-24 में यह उत्पादन 26.21 लाख
गाठें था, जो कि 29.61 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है।
वर्ष 2022-23 में राजस्थान देश में राई एवं सरसों, बाजरा, कुल तिलहन, पोषक-अनाज और ग्वार जैसी फसलों के उत्पादन में
प्रथम स्थान, मूँगफली के उत्पादन में द्वितीय स्थान तथा ज्वार, चना, कुल दलहन एवं सोयाबीन के उत्पादन में तृतीय स्थान पर रहा है।
मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना: इस योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 के दौरान खरीफ फसल के लिये विभिन्न फसलों के 19,836
क्विंटल बीज तथा रबी फसलों के लिये 42,000 क्विंटल बीज वितरित किये गए हैं। 
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत, वर्ष 2024-25 में योग्य किसानों के बीच ₹2,777 करोड़ के क्लेम वितरित किये
गए है।
मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, राज्य बजट 2024-25 की घोषणा अनुसार, राज्य सरकार प्रधानमंत्री किसान
सम्मान निधि योजना के तहत लाभान्वित किसानों को ₹2,000 प्रतिवर्ष की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, इसके लिये ₹1,400
करोड़ का आवंटन प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। 
लघु और सीमांत किसानों के लिये सम्मान पेंशन योजना के तहत, 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिला किसान तथा 58 वर्ष और
उससे अधिक आयु के पुरुष किसान को ₹1,150 प्रति माह की पेंशन दी जा रही है। वर्ष 2024-25 (दिसंबर, 2024 तक) में इस योजना के
तहत 2,09,530 लाभार्थकों को ₹246.64 करोड़ व्यय कर लाभान्वित किया गया है।
'राजस्थान कृषक समर्थन योजना' के तहत, राज्य सरकार ने ₹125 प्रति क्विंटल की एमएसपी दर से ₹150.66 करोड़ बोनस राशि का
भुगतान किया है।
PMKSY के सूक्ष्म-सिंचाई घटक के तहत, 34,469 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप एवं मिनी स्प्रिंकलर तथा 56,727 हेक्टेयर क्षेत्र
को स्प्रिंकलर सिंचाई के लिये कवर किया गया है और इस योजना पर दिसंबर, 2024 तक ₹123.79 करोड़ खर्च किये गए हैं।

औद्योगिक विकास एवं निवेश प्रोत्साहन 
राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में स्थिर (2011-12) कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्द्धन (GSVA) वर्ष 2024-25 में 5.77 प्रतिशत की
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वृद्धि देखी गई है। 
उद्योग क्षेत्र से GSVA वर्ष 2011-12 में ₹1.36 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹4.26 लाख करोड़ हो गया, जो प्रचलित
कीमतों पर 9.17 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) को दर्शाता है। 
वर्ष 2024-25 में उद्योग क्षेत्र ने राजस्थान के GSVA में 27.16 प्रतिशत का योगदान दिया, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र का प्रमुख
योगदान रहा। 
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में 2021-22 में 122.34 से बढ़कर 2024-25 (नवंबर, 2024) में 157.31 हो गया है।
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS): राजस्थान निर्यात नीति-2024 का उद्देश्य निर्यातकों को लक्षित सहायता प्रदान
करके राज्य की निर्यात क्षमता को बढ़ावा देना है, जबकि राजस्थान एमएसएमई नीति-2024 छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने,
उनके विकास के लिये अनुकूल वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है। राजस्थान एम-सैंड नीति-2024 एक रणनीतिक पहल है,
जिसका उद्देश्य निर्माण कार्यों में नदी की रेत (बजरी) के स्थायी विकल्प के रूप में निर्मित रेत (एम-सैंड) के उत्पादन और उपयोग को
बढ़ावा देना है।
राज्य में राइज़िंग राजस्थान इंवेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया, जिसमें 35 लाख करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर
हस्ताक्षर किये गए, जो आर्थिक विकास और निवेश के लिये राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 
वर्ष 2023-24 में राजस्थान का निर्यात ₹83,704.24 करोड़ रहा, जिसमें इंजीनियरिंग वस्तुओं, रत्न और आभूषण, धातु, कपड़ा तथा
हस्तशिल्प का योगदान 65 प्रतिशत से अधिक था।
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बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन
वित्तीय क्षेत्र, सितंबर 2024 तक 8,531 बैंक शाखाएँ कार्यरत हैं। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (4,271), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
(1,593), निजी क्षेत्र के बैंक (2,093), लघु वित्त बैंक (564), विदेशी बैंक (7) और भुगतान बैंक (3) शामिल हैं। 
राजस्थान में जमा में 11.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि ऋण–जमा अनुपात बढ़कर 86.92 प्रतिशत हो गया, जो राष्ट्रीय औसत
79.32 प्रतिशत से अधिक है।

परिवहन
राजस्थान में सड़क नेटवर्क (2024)

कुल सड़क नेटवर्क: 3,17,121 किमी
सड़क घनत्व: 100 वर्ग किमी में 92.66 किमी
सड़कों से जुड़े  गाँव: 39,408
राजमार्ग उन्नयन: 47 राष्ट्रीय राजमार्गों और 23 राज्य राजमार्गों को उच्च गति की यात्रा के लिये उन्नत किया जा रहा है।

निवेश और विकास:
सड़क विकास बजट: अगले पांच वर्षों में 60,000 करोड़ रुपए ।
2024-25 के लिये 11,986 करोड़ रुपए आवंटित।
दिसंबर 2024 तक 10,705 करोड़ रुपए का उपयोग किया जाएगा।
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास: एनएचडीपी और भारतमाला परियोजना के तहत 845.32 किमी में 15,920 करोड़ रुपए का निवेश किया
जाएगा।

राजमार्ग और सड़क वितरण
राष्ट्रीय राजमार्ग: 10,790 किमी
राज्य राजमार्ग: 17,376 किमी
ग्रामीण सड़कें: 2,06,318 किमी

जलापूर्ति
राजस्थान में सतही जल संसाधन:

इंदिरा गांधी नहर परियोजना: 5,719  गाँवों और 39 कस्बों को पानी उपलब्ध कराती है।
चंबल नदी: 4,899  गाँवों और 29 कस्बों को पानी उपलब्ध कराती है।
नर्मदा नदी: 902  गाँवों और 3 कस्बों को पानी उपलब्ध कराती है।
बीसलपुर बांध: 3,109  गाँवों और 22 कस्बों को पानी उपलब्ध कराता है।
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जवाई बांध: 811  गाँवों और 10 कस्बों को पानी उपलब्ध कराता है।
शहरी और ग्रामीण जलापूर्ति पहल

अमृत 2.0: 1 अक्टूबर, 2021 को लॉन्च किया गया, जिसका लक्ष्य 2025-26 तक "हर घर नल" के तहत सभी घरों को पीने का पानी
उपलब्ध कराना है।
निवेश: 183 शहरी स्थानीय निकायों में जलापूर्ति परियोजनाओं के लिये 5,123.06 करोड़ रुपए स्वीकृत।

जल अवसंरचना विकास (2024-25)
ट्यूबवेल स्थापित: ग्रामीण क्षेत्रों में 1,012।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैंडपंप: 1,268। मरम्मत किये गए हैंडपंप: सितंबर 2024 तक 1,64,684। पेयजल उपलब्ध कराया गया:
15,417  गाँव/बस्तियां

बिजली
दिसंबर, 2024 तक राज्य में बिजली की स्थापित क्षमता 26,325.19 मेगावाट है। राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर

(5,482.66 मेगावाट) और पवन (4,414.12 मेगावाट) में अग्रणी है।
दिसंबर, 2024 तक राज्य का कुल एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज (EHV) ट्रांसमिशन नेटवर्क 44,638 सर्किट किलोमीटर है। 100 प्रतिशत
ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने के साथ-साथ राज्य ने दिसंबर, 2024 तक 43,965 गाँवों, 1.14 लाख ढाणियों और 108.09 लाख
ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण किया है। 
मार्च, 2024 में कुल उपभोक्ताओं की संख्या 190.61 लाख से बढ़कर दिसंबर, 2024 में 196.22 लाख हो गई है, जो कि 2.94 प्रतिशत
की वृद्धि को दर्शाती है।
वर्ष 2024-25 में दिसंबर, 2024 तक कुल 72,373 कृषि कनेक्शन एवं ₹22,755.22 करोड़ की टैरिफ सब्सिडी किसानों को उपलब्ध
कराई गई है।

जीवन की गुणवत्ता-नागरिक सुविधाएँ
जयपुर मेट्रो का चरणबद्ध विस्तार, जिसमें कुल ₹18,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया गया है।
वर्ष 2024-25 के दौरान माह दिसंबर, 2024 तक जयपुर विकास प्राधिकरण ने पूंजीगत व्यय के रूप में ₹913.34 करोड़ तथा कोटा विकास
प्राधिकरण ने विकास कार्यों के लिये ₹420.11 करोड़ की राशि व्यय की है।
छोटे और मध्यम शहरों के लिये शहरी बुनियादी ढाँचा विकास योजना (UIDSSMT) के तहत 12 शहरों में 11 सीवरेज परियोजनाओं और 1
जलापूर्ति परियोजना सहित कुल 12 परियोजनाओं को ₹646.24 करोड़ की राशि मंज़ूर की गई है।
राजस्थान में चार शहरों—जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिये चुना गया था।
दिसंबर, 2024 तक इस योजना के तहत ₹3,820 करोड़ की प्राप्त राशि के मुकाबले कुल ₹3,740.30 करोड़ खर्च किये जा चुके हैं।
राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत कुल 2,88,550 मकान स्वीकृत किये गए हैं। इनमें से 1,96,700 मकान पूरे हो चुके
हैं और 73,603 मकान निर्माणाधीन हैं।
विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू भूखंड/पट्टा आवंटन अभियान: 2 अक्तूबर, 2024 को राज्य सरकार ने विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू
श्रेणियों के बेघर परिवारों को 17,156 भूखंड/पट्टे आवंटित किये।
आपदा प्रबंधन: राजस्थान की आपदा प्रबंधन रणनीति के अंतर्गत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) दिसंबर, 2024 तक ₹4,408.38
करोड़ की थी। इस निधि का उपयोग कृषि सब्सिडी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मरम्मत और शमन उपायों, जैसे 2,130 पोर्टेबल लाइटिंग
डिवाइसेस और लाइटिंग अर्रे्स्टर की स्थापना के लिये किया जाता है।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति प्रोत्साहन 
वर्ष 2024 के दौरान राजस्थान में कुल 2.321.56 लाख (2,300.84 लाख घरेलू और 20.72 लाख विदेशी) पर्यटन भ्रमण हुए है।
अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिये जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और अजमेर जैसे प्रमुख ज़िले शीर्ष गंतव्य बने हुए हैं।
राजस्थान पर्यटन इकाई नीति (RTUP) 2024 को 4 दिसंबर, 2024 को राज्य में लागू किया गया है। इस नीति का उद्देश्य पर्यटन से
जुड़े निवेशकों और उद्यमियों को अधिक लाभ प्रदान करना तथा निजी क्षेत्र में नई पर्यटन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करके
रोज़गार और उद्यमिता के अवसर सृजित करना है।
निवेश और रोज़गारः वर्ष 2024-25 में दिसंबर, 2024 तक ₹3,599.23 करोड के निवेश और लगभग 12,000 व्यक्तियों के संभावित
रोज़गार वाली 259 पर्यटन इकाइयों की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
कलात्मक प्रयास और विरासत संरक्षणः पुरातत्त्व और संग्रहालय विभाग राज्य की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने, 345
संरक्षित स्मारकों तथा 43 पुरातात्त्विकक स्थलों का प्रबंधन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो पर्यटकों को आकर्षित एवं
राजस्व उत्पन्न करता है।
कौशल, विपणन और सुरक्षा पहलः राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट (RTTMAN) की स्थापना और अन्य
प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य के आतिथ्य उद्योग के लिये एक कुशल कार्यबल विकसित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

सतत् विकास और हरित विकास 
एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स में राजस्थान का समग्र एस.डी.जी. स्कोर वर्ष 2020-21 के 60 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 67 रहा है, जिससे
राज्य की स्थिति परफॉर्मर से फ्रंट रनर श्रेणी में हो गई है।
राजस्थान एस.डी.जी. सूचकांक का नवीनतम 5वाँ संस्करण 14 लक्ष्यों के 95 संकेतकों के आधार पर बनाया गया है। इस सूचकांक में
66.44 स्कोर के साथ झुंझुनू ज़िला शीर्ष पर तथा नागौर एवं सीकर ज़िले क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे हैं।
राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, 2024, वर्ष 2029-30 तक 125 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य
निर्धारित किया है।
पी.एम. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दिसंबर, 2024 तक 22,657 उपभोक्ताओं के लिये 111.77 मेगावाट सौर रूफटॉप क्षमता
स्थापित की गई है।
राज्य में हरित विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ है- राजस्थान ई-वेस्ट मैनेजमेंट नीति-2023, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति,
2024, राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति (RIGP) 2022, जलवायु परिवर्तन नीति-2023 आदि। 

/hindi/printpdf/renewable-energy-10
/hindi/printpdf/world-heritage-sites-in-india
/hindi/printpdf/sustainable-development-goals-sdg
/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/new-electric-vehicle-policy-2024


मानव संसाधन विकास और सबके लिये स्वास्थ्य 
शिक्षा

शिक्षा प्रणाली में राज्य में 45,531 राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय और 19,739 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं।
राज्य में 569 राजकीय कॉलेज, 1,615 निजी कॉलेज और 956 बी.एड. महाविद्यालयों के साथ-साथ 1,942 तकनीकी संस्थान कार्यरत
हैं।
शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थी नामांकन प्राथमिक शिक्षा में 24.30 लाख और माध्यमिक शिक्षा में 52.46
लाख तक पहुँच गया।
शिक्षक-छात्र अनुपात प्राथमिक विद्यालयों के लिये 14:1 और माध्यमिक विद्यालयों के लिये 22:1 है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020
के मानक 30:1 से बेहतर है। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल और पीएम श्री स्कूल जैसी पहल ने शैक्षिक पहुँच को बढ़ाया है।
लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देने के लिये, राजस्थान ने 342 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) स्थापित किये हैं, जिनमें 43,543
से अधिक छात्राएँ नामांकित हैं और 23,100 मेधावी छात्रों को मुफ्त टैबलेट वितरित किये गए हैं। 4,155 व्यावसायिक स्कूलों के माध्यम से
व्यावसायिक प्रशिक्षण का विस्तार हुआ है, जिससे 3.25 लाख छात्र लाभान्वित हुए हैं।
चिकित्सा शिक्षा में राजस्थान में 43 मेडिकल कॉलेज हैं और 2024-25 में पाँच नए कॉलेज जोड़े गए, जिससे यूजी (MBBS)
पाठ्यक्रमों के लिये सरकारी महाविद्यालयों में MBBS सीटें बढ़कर 4,330 और निजी महाविद्यालयों में 2,050 हो गई है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
दिसंबर, 2024 तक राजस्थान में चिकित्सा और उपचार तक बेहतर पहुँच के लिये 6.20 करोड़ से अधिकआयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता
(ABHA) आईडी जारी किये गए हैं और इलाज के साथ 88.67 लाख से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्डस इन आई.डी. के साथ लिंक किये गए हैं। 
राजस्थान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन द्वारा सुव्यवस्थित स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी के लिये रोगी रिकॉर्ड को डिजिटल बनाया जा रहा है।
वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) योजना ने कैशलेस उपचार के लिये पंजीकृत 1.33 करोड़ परिवारों को कवर
किया, जहाँ सरकार ने कुल ₹1,675 करोड़ खर्च किये। 
मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के तहत वर्ष 2024-25 (दिसंबर, 2024 तक) के दौरान 14.93 करोड़ मरीज़ लाभान्वित
हुए, जिन पर ₹1,221.76 करोड़ खर्च हुए।
राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) में सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, विधायकों और पूर्व विधायकों सहित 13.65 लाख
परिवारों को शामिल किया गया तथा वर्ष 2024-25 के दौरान 130.72 लाख स्वास्थ्य देखभाल दावों के लिये ₹2,370.82 करोड़ खर्च किये
गए।
शिशु मृत्यु दर (IMR) प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 41.3 (NFHS-4) से घटकर 30.3 (NFHS-5) हो गई है, जो बाल स्वास्थ्य
सेवाओं में वृद्धि को दर्शाता है। कुल प्रजनन दर (TRF) 2.4 से गिरकर 2.0 हो गई है, जिससे जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में प्रगति
हुई है। 
मातृ स्वास्थ्य परिणामों में भी सुधार देखा गया, मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 141 (SRS 2017-19) से घटकर
113 (SRS 2018-20) हो गया है। 

रोज़गार 
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार वर्ष 2022-23 में बेरोज़गारी दर 4.9 प्रतिशत थी जो कि जुलाई 2023 से जून 2024 में
घटकर 4.7 प्रतिशत रह गई, यह नौकरी के अवसरों में वृद्धि को दर्शाता है।
राजस्थान में दिसंबर, 2024 तक 1,43,32,020 असंगठित श्रमिकों का इस पोर्टल पर पंजीकरण हो चुका है।
वर्ष 2024-25 में (12 जनवरी, 2025 तक) राज्य में विभिन्न पदों पर 59,236 नियुक्तियाँ प्रदान की गई है तथा 1,72,990 पदों पर भर्ती
प्रक्रियाधीन है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिसंबर तक) के दौरान कुल
₹7,676.98 करोड़ खर्च किये गए हैं और 53.28 लाख परिवारों को रोज़गार प्रदान करके 2,309.72 लाख मानव दिवस सृजित किये गए हैं।
1.27 लाख परिवारों ने 100 दिन का रोज़गार पूरा कर लिया है।
दिसंबर, 2024 तक मुख्यमंत्री शहरी रोज़गार गारंटी योजना के तहत 6.53 लाख परिवारों का पंजीकरण किया जा चुका है। वर्ष 2024-25
में 1.83 लाख परिवारों को कार्य आवंटित किया गया। दिसंबर, 2024 तक 86.48 लाख मानव दिवस श्रम सृजित किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा 
राजस्थान ने वर्ष 2020-21 से वर्ष 2023-24 के बीच सामाजिक क्षेत्र में सतत् विकास लक्ष्यों के कई प्रमुख क्षेत्रों में उल्लेखनीय
सुधार किया है। राज्य ने "गरीबी का अंत" (लक्ष्य-1) में उल्लेखनीय सुधार किये हैं, जिसमें 19 अंकों की वृद्धि हुई है, जो गरीबी कम करने के
प्रति राज्य की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 
"भुखमरी समाप्त करना" (लक्ष्य-2) में 11 अंकों की वृद्धि हुई है, जो खाद्य सुरक्षा में सुधार को दर्शाता है। अच्छा स्वस्थ जीवन
सुनिश्चित करना (लक्ष्य-3), गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (लक्ष्य-4), लैंगिक समानता (लक्ष्य-5), शुद्ध जल एवं स्वच्छता (लक्ष्य-6)
तथा असमानताओं में कमी (लक्ष्य-10) के क्षेत्रों में भी क्रमशः 3, 3, 13, 6 और 4 अंकों की वृद्धि के साथ राज्य ने प्रगति की है।
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सुशासन
नागरिक-केंद्रित सेवा प्रदायगी: यह एक व्यापक डेटा भंडार और DBT पोर्टल है, जो 175 से अधिक योजनाओं और सेवाओं को एकीकृत
करता है तथा अब तक ₹78,300 करोड़ से अधिक के लेन-देन को सुगम बना चुका है। 
1 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर, 2024 तक प्राप्त एवं निस्तारित शिकायतों की प्रगति है-

ज़िला स्तर पर कुल 23,663 परिवाद दर्ज किये गये हैं, इनमें से 23,422 परिवादों का निस्तारण किया जा चुका है।
उपखंड स्तर पर कुल 34,006 परिवाद दर्ज किये गये हैं, इनमें से 33,981 परिवादों का निस्तारण किया जा चुका है।
ग्राम पंचायत स्तर पर कुल 1,83,419 परिवाद दर्ज किये गये हैं, इनमें से 1,83,275 परिवादों का निस्तारण किया जा चुका है।

राजस्थान में प्रशासनिक सुधार के लिये समावेशिता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये निम्नानुसार कार्य किये जा रहे हैं:-
राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (RGDPS) अधिनियम, 2011: समय पर सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करना।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005: सूचना तक पहुँच के लिये ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करना।

सुशासन के लिये वित्तीय प्रबंधनः राज्य ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के माध्यम से अपने वित्तीय प्रशासन में
उल्लेखनीय कार्य किया है, जो बजट, लेखांकन और वित्तीय संचालन को एकीकृत करता है। 
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